
Regarding requirement of qualifying TET examination for teachers

   एडवोकेट चन्द्र शेखर (नगीना) :  सभापति जी,      भारत सरकार के राजपत्र संख्या 39,  दिनाँक 27 अगस्त, 2009
         के द्वारा निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम,  2009       प्रभावी किया गया था । इस

   अधिनियम की धारा 23              के अन्तर्गत अधिनियम के प्रभाव में आने की तिथि एवं उसके पश्चात नियुक्त शिक्षक
             भर्ती नियुक्ति हेतु न्‍यूनतम अहर्ताएं निर्धारित की गयी थीं । जिसके द्वारा कक्षा 1   से कक्षा 8    तक के अध्यापक की

       नियुक्ति हेतु टेट की अनिवार्यता की गयी थी,          परन्तु इस अधिसूचना की तिथि से पूर्व नियुक्त कक्षा 1   से कक्षा 8
          तक के अध्यापकों को टेट से मुक्त की अभिधारणा थी ।

    भारत के राजपत्र संख्या 34,  दिनांक,  10  अगस्त,  2017         के द्वारा निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का
 अधिकार अधिनियम, 2009  की धारा-23  की उप-  धारा (2)         के परंतुक में संशोधन किया गया कि जो अप्रशिक्षित
   अध्यापकों के लिए था,  परतंु NCTE             के माननीय उच्चतम न्यायालय में दिये गये भ्रामक शपथ पत्र दिये जाने के

         कारण न्यायालय द्वारा भ्रमित आदेश पारित हो गया । NCTE   द्वारा पे्रषित शपथ-     पत्र को निरस्त कर संशोधन
      करने का कानून पारित किया जाये ।

      परन्तु माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा दिनांक 1 सितंबर, 2025         को दिये गये एक निर्णय के आलोक में समाचार
     पत्रों एव सोशल मीडिया द्वारा प्रसारित,    प्रचारित समाचार से  (व्यवधान)

  माननीय सभापति :      आप अपनी मांग बोलिए ।

   एडवोकेट चन्द्र शेखर : सर,                    मैं मांग ही कर रहा हूं । देश के शिक्षको में भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो गयी है । अतः
    भारत सरकार के अधीन 25 अगस्त, 2010         से पूर्व तथा उत्तर प्रदेश सरकार के अधीन 29 जुलाई, 2011  से पूर्व
                  नियुक्त शिक्षकों को सेवारत रहने एवं पदोन्नति हेतु टेट उत्तीर्ण करना अनिवार्य नहीं है । अतः उक्त अध्यापकों को

       टेट मुक्त किया जाये । माननीय सभापति जी,          उत्‍तर प्रदेश में दो लाख और देशभर म ें 25    लाख से ज्‍यादा
(व्यवधान)

  माननीय सभापति :     ठीक है । माननीय सदस्‍य,      श्री जयन्‍त बसुमतारी जी ।

   एडवोकेट चन्द्र शेखर :  सभापति जी,      मांग नहीं आई है ।

  माननीय सभापति :        आपने मांग तो कर दी है ।

   एडवोकेट चन्द्र शेखर :  सभापति जी,                 मांग नहीं आई है । मांग यह है कि उनके अधिकारों की रक्षा की जाए । वे
        देश का भविष्‍य बनाते हैं । वे सुरक्षित रहेंगे,           तभी देश का भविष्‍य सुरक्षित रहेगा । धन्‍यवाद ।

  माननीय सभापति :  माननीय सदस्‍य,      श्री जयन्‍त बसुमतारी जी ।


